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[ PART I 


+ 


सं ० ओ ० वि ० /एफ डी/ 123-87/ 38733.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० लक्ष्मी इन्टरप्राईजिज , 
5/136, नेश्नहट 5 एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री रमेश कुमार, मार्फत एटक आफिस, मार्किट नं . 1, 
एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


J 


इसलिए, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री रमेश कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


सं ० प्रो ० वि ०/ एफ डी / 112-87/ 38740 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इलेक्ट्रोनिक्स 
लि ०, एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री फकीर चन्द भाटिया , पुत्र श्री उत्तम चन्द , मकान नं ० 1- डी / 118 , 
एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के वाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


, 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायानिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा. उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंरत या सम्बन्धित मामला मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


3 


the 


क्या श्री फकीर चन्द भाटिया की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० /एफ डी/ 109-87/ 38747.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इलेक्ट्रोनिकस 
लि ०, एन ० आई ० टी ०, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री गुलशन कुमार, पुत्र श्री रोशन लाल अहुजा , मकान नं . 7, जनता फ्लैट 
एम ० ए ० नं ० 2, एन ० आई ० टी ० , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई औद्योगिक विवाद है 

और चुंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित औद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 


क्या श्री गुलशन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० /एफ डी/ 203-8738754. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अहुजा इण्डस्ट्रीज , 
12/6, गुरुकुल रोड़, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री झब्बू लाल , पुत्र श्री सिरताज मार्फत हिन्द मजदूर सभा , 29, शहीद 
चौक , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 
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इसलिए, प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित औद्योगिक 

अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामला हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री झब्बू लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


- 


.. 


सं . ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ 199-87/ 38761.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० स्टानको इन्टरप्राईजिज 
प्रा . लि ., 15/2, मथुरा , रोड़ ,फरीदाबाद के श्रमिक श्री परशु राम शर्मा, मार्फत शिवपूरी कालोनी, म ० नं ० 194 , बड़खल 
रोड़ , फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अव, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित 
मौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री परशु राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


गुड़गांव 


1947, की 


धारा 10 


- 


सं . प्रो. वि./गुड़गांव/ 232-87/ 38768.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एन फिल्को लि . , 
मार्फत पुरोलेटर पाई . डी . सी ., गुड़गांव, के श्रमिक श्रीमती प्रकाश देवी , स्नेह प्रभा, शशी गुप्ता तथा सुनीता गुप्ता मार्फत 
पुरोलेटर इण्डिया लि . कर्मचारी, संघ, ग्राम सुखराली , मेहरोली, रोड़ , गुड़गांव तथा प्रवन्धकों के मध्य इस में इसके बाद 
लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 

की उपधारा ( 

( 1 ) के खण्ड ( घ ) 
द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्याय 
निर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : 

क्या श्रीमती प्रकाश देवी, स्नेह प्रभा , शशी गुप्ता तथा सुनीता गुप्ता की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? 

यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार हैं ? 

सं . पो.वि. / यमुना/ 53-87/ 38778.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. (1 ) सचिव , हरियाणा राज्य 
बिजली बोर्ड , चण्डीगढ़, ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड , जगाधरी के श्रमिक श्री राजकुमार पुन , श्री 
ज्ञान सिंह , गांव व डा . जफरपुर, जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3( 44 ) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राजकुमार की सेवाओं का समापन / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


